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हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के  साथ मेन्स प्रश्न। एक ही

ख़बर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के  सार में सबसे ज़रूरी ख़बरें और अभ्यास प्रश्न हैं।
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GS1 इतिहास · समाज · भूगोल
1 नो ट् स

इतिहास एवं संस्कृ ति 1

MODERN INDIA & FREEDOM STRUGGLE P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103088

स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्र गान से पहले बजाया गया वंदे  मातरम
चर्चा में क्यों एक नए संशोधन अधिनियम के  अंतर्गत, कें द्र सरकार ने यह अधिदेश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्री य गीत 'वन्दे मातरम्' गाया

जाएगा।

अधिनियम राष्ट्री य गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (2026 में संशोधित)।
तथ्य वन्दे मातरम् की अवधि: लगभग 3 मिनट 10 सेकं ड।
तथ्य वन्दे मातरम् को 2026 में अपनी 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्री य गीत के  रूप में अपनाया जाएगा।
पद बंकिम चंद्र चटर्जी 'वन्दे मातरम्' के  लेखक हैं।

मे न्स प्रश्न भारत की विविध आबादी के  बीच सामूहिक पहचान और एकता की भावना को सुदृढ़ करने  में  राष्ट्री य प्रतीकों  के  महत्व पर चर्चा कीजिए।
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GS2 राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्री य सं बंध
15 नो ट् स

राजव्यवस्था एवं संविधान 7

PARLIAMENT & STATE LEGISLATURES P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103272

कें द्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया
चर्चा में क्यों कें द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की जांच हेतु इसे एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के  पास भेजने का

प्रस्ताव पेश किया।

संस्था संयुक्त संसदीय समिति (JPC): भारतीय संसद की एक समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के  सदस्य शामिल होते हैं।
अधिनियम Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA): व्यक्तियों, संघों और कं पनियों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करने

वाला कानून।
पद अमित शाह: भारत के  वर्तमान कें द्रीय गृह मंत्री।

मे न्स प्रश्न राष्ट्री य सुरक्षा और विदेशी वित्तपोषण को प्रभावित करने  वाले  विधानों  में  पारदर्शिता और लोकतां त्रिक जांच सुनिश्चित करने  में  संयुक्त संसदीय समिति के  महत्व
पर चर्चा कीजिए।

FUNDAMENTAL RIGHTS, DPSP & DUTIES P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103099

सुप्रीम कोर्ट 2026 में प्रेस फ्रीडम बनाम लेजिस्लेटिव प्रिविलेज पर 2003 का के स सुनेगा
चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय हेतु सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठगठित की है कि क्या विधायी विशेषाधिकार अभिव्यक्ति और भाषण की मौलिक

स्वतंत्रता के  अधिकार पर प्रभावी हो सकते हैं।

संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
संस्था उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होते हैं।
तथ्य कानूनी जटिलता के  कारण, इस मामले को दिसंबर 2004 में सात न्यायाधीशों की पीठ के  पास भेजा गया था।

मे न्स प्रश्न संसदीय/विधायी विशेषाधिकारों  और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के  मौलिक अधिकार के  मध्य अंतर्निहित संघर्ष का परीक्षण कीजिए। क्या विशेषाधिकारों  का
उपयोग लोकतां त्रिक असहमति को सीमित करने  के  लिए किया जा सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

FEDERALISM & CENTRE-STATE RELATIONS P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103024

संसद ने खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है , जो खनिज अधिकारों पर राज्यों की
कराधान शक्तियों को प्रभावित करता है
चर्चा में क्यों संसद ने खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर राज्यों की कराधान शक्तियों को

प्रभावित करता है।

अधिनियम खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
तथ्य यह विधेयक राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से प्रतिबंधित करता है।
संस्था अधिनियम बनने के  लिए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है।

मे न्स प्रश्न भारत की संघीय संरचना और प्राकृ तिक संसाधनों  पर राज्यों  के  अधिकारों  पर खनिज कराधान के  कें द्रीकरण के  निहितार्थों  का विश्लेषण कीजिए।
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STATUTORY, REGULATORY & QUASI-JUDICIAL BODIES P 2 रिपोर्टें जोड़ी गईं 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103428

BCI ने NALSAR 2026 के  ग्रेजुएट्स के  एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फै सला वापस लिया
चर्चा में क्यों भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) ने भारत के  मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के  विरुद्ध छात्र विरोध प्रदर्शन के  उपरांत, NALSAR विश्वविद्यालय के  कानून के

2026 के  स्नातकों के  नामांकन को रोकने का एक निर्देश जारी किया था, जिसे तत्पश्चात शीघ्र ही वापस ले लिया गया।

संस्था BCI: भारत में कानूनी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था।
स्थान NALSAR University of Law: यह तेलंगाना के  हैदराबाद में स्थित है।
तथ्य यह निर्देश 13 अगस्त, 2026 को जारी और वापस लिया गया था।

मे न्स प्रश्न भारतीय विधि परिषद द्वारा व्यावसायिक नै तिकता बनाए रखने में  निभाई  जाने  वाली भूमिका और प्रशासनिक कार्रवाइयों  के  छात्र अधिकारों  पर पड़ने  वाले  प्रभावों
का विश्लेषण कीजिए।

CONSTITUTION, AMENDMENTS & BASIC STRUCTURE P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103336

राजस्थान कै बिनेट ने समान विरासत अधिकार और मैरिज रजिस्ट्रेशन के  लिए Uniform Civil Code बिल को मंजूरी दी
चर्चा में क्यों राजस्थान कै बिनेट ने विवाह पंजीकरण और समान उत्तराधिकार अधिकारों को अनिवार्य करनेके  लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी

दी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक आदर्शों के  अनुरूप बनाना है।

अधिनियम राजस्थान UCC विधेयक विवाह पंजीकरण और समान उत्तराधिकार अधिकारों को अनिवार्य बनाता है।
तथ्य UCC विधेयक बहुविवाह के  निषेध से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को छू ट प्रदान करता है।
स्थान राजस्थान राज्य-विशिष्ट UCC कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाला पहला राज्य है।

मे न्स प्रश्न भारत में  लैं गिक न्याय और राष्ट्री य एकीकरण को बढ़ावा देने  में  समान नागरिक सं हिता के  संवैधानिक महत्व पर चर्चा कीजिए।

STATUTORY, REGULATORY & QUASI-JUDICIAL BODIES P M 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/103225

के रल हाई कोर्ट ने कें द्र सरकार के  फै सले को पलटा, NGOs पर गलत इस्तेमाल के  आरोप हटाए
चर्चा में क्यों के रल उच्च न्यायालय ने दो NGOs के  लिए FCRA नवीनीकरण से इनकार करने के  कें द्रीय गृह मंत्रालय के  निर्णय को रद्द कर दिया है, जो विदेशी वित्तपोषण

को विनियमित करने की मंत्रालय की शक्ति पर न्यायिक निरीक्षण को रेखांकित करता है।

संस्था FCRA: Foreign Contribution Regulation Act भारत में NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके  उपयोग को विनियमित करता है।
संस्था गृह मंत्रालय (MHA): FCRA पंजीकरण और अनुपालन की निगरानी के  लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
तथ्य न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने की समय सीमा के  भीतर आवेदनों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

मे न्स प्रश्न विदेशी वित्तपोषण को विनियमित करने  की राज्य की शक्ति नागरिक समाज संगठनों  के  अधिकारों  का उल्लंघन न करे, इस सुनिश्चित करने  में  न्यायिक
निरीक्षण के  महत्व पर चर्चा कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103069

के रल हाई कोर्ट में मामलों के  निपटारे में भारी बढ़ोतरी
चर्चा में क्यों के रल उच्च न्यायालय ने Auto Cause List System (ACLS) और Alternative Dispute Resolution (ADR) पहलों के  माध्यम से मामलों के

निपटान में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।

संस्था KeLSA: Kerala State Legal Services Authority, जो अदालतों के  आयोजन और कानूनी सहायता प्रदान करने के  लिए उत्तरदायी है।
तथ्य KeLSA और अन्य निकायों द्वारा आयोजित अदालतों के  माध्यम से 24,682 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
तथ्य इस अवधि के  दौरान विशेष रूप से पीड़ित मुआवजे के  दावों के  लिए ₹48.23 करोड़ जारी किए गए।

विज्ञान ACLS: Auto Cause List System न्यायालयों में मामलों की सूचीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के  लिए एक तकनीकी हस्तक्षेप
है।

मे न्स प्रश्न भारत में  न्यायिक लं बित मामलों  को कम करने  में  वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और ACLS जैसे  तकनीकी हस्तक्षेपों  की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
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शासन 3

BILLS, ACTS & ORDINANCES P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103400

खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्री य खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के
मध्य संतुलन स्थापित करने के  उद्देश्य से पारित किया गया था
चर्चा में क्यों खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्री य खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के  मध्य संतुलन स्थापित
करने के  उद्देश्य से पारित किया गया था।

अधिनियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
तथ्य यह संशोधन के वल प्रमुख खनिजों (major minerals) पर लागू होता है; लघु खनिज (minor minerals) राज्य के  नियंत्रण में बने रहेंगे।
पद जी. किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्रालय के  कें द्रीय मंत्री हैं।

मे न्स प्रश्न भारत में  औद्योगिक विकास और संघवाद के  बीच संतुलन स्थापित करने  में  'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के  महत्व पर
चर्चा कीजिए।

E-GOVERNANCE & CITIZEN SERVICES P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103268

कर्नाटक ने लॉन्च किया Tathyakosh.in: आसान एक्सेस के  लिए 1.5 मिलियन डे टासेट्स को किया एक साथ जोड़ना
चर्चा में क्यों कर्नाटक सरकार ने नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के  लिए डेटा की सुलभता में सुधार हेतु 1.5 मिलियन डेटासेट को एक एकल खोज योग्य भंडार में एकीकृ त

करने के  लिए Tathyakosh.in लॉन्च किया है।

तथ्य Tathyakosh.in, 458 स्रोतों से 1.5 मिलियन से अधिक डेटासेट को एकीकृ त करता है।
तथ्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटासेट का 92% से अधिक हिस्सा ओपन-एक्सेस (open-access) है।
तथ्य प्रदान किए गए डेटासेट का 95% मशीन-रीडेबल (machine-readable) है।
संस्था ACSEL Technology Forum, Tathyakosh प्लेटफॉर्म का डेवलपर है।

मे न्स प्रश्न तथ्यकोश जैसे  एकीकृ त डेटा रिपॉजिटरी के  निर्माण से  भारत में  साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को कै से  सुदृढ़ किया जा सकता है  और डेटा-संचालित अर्थव्यवस्था
को कै से  बढ़ावा दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।

GOVERNMENT POLICIES & SCHEMES P 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/102896

DDA की नई पॉलिसी: पुराने घर के  मालिक मास्टर प्लान नियमों के  तहत तोड़कर दोबारा बना सकें गे  घर
चर्चा में क्यों दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक समान पुनर्विकास नीति को मंजूरी दी है, जिसके  अंतर्गत पुराने दो-मंजिला घरों के  स्वामियों को मास्टर प्लान के

नियमों के  तहत भवनों को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।

संस्था DDA (Delhi Development Authority) दिल्ली के  लिए मुख्य नियोजन और भूमि प्रबंधन एजेंसी है।
तथ्य यह नीति Master Plan for Delhi-2047 के  अंतर्गत DDA द्वारा निर्मित पुरानी दो-मंजिला इमारतों पर लागू होती है।
तथ्य पुनर्विकास (Redevelopment) Floor Area Ratio (FAR) और विशिष्ट ऊं चाई सीमाओं के  अधीन है।

मे न्स प्रश्न दिल्ली जैसे  महानगरों  में  तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढाँ चे के  विकास के  प्रबंधन में  शहरी मास्टर प्लान के  महत्व पर चर्चा कीजिए।

सामाजिक न्याय 3

VULNERABLE SECTIONS (SC/ST, MINORITIES, DISABLED, ELDERLY, CHILDREN) P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103121

के रल हाई कोर्ट ने जेकोबाइट अपील खारिज की, मध्यस्थता से चर्च विवाद खत्म होने की उम्मीद
चर्चा में क्यों के रल उच्च न्यायालय ने जैकोबाइट गुट की अपीलों को खारिज कर दिया और लंबे समय से चले आ रहे ऑर्थोडॉक्स-जैकोबाइट चर्च संपत्ति विवाद को सुलझाने

के  लिए राज्य के  मध्यस्थता पर बल दिया।

स्थान ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट विवाद के रल राज्य में एक महत्वपूर्ण सांप्रदायिक/धार्मिक संपत्ति विवाद है।
संस्था के रल उच्च न्यायालय राज्य में धार्मिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित न्यायिक अपीलों की निगरानी करता है।
तथ्य न्यायालय ने विशेष रूप से के रल के  छह चर्चों से संबंधित अपीलों को खारिज कर दिया।

मे न्स प्रश्न सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखनेके  लिए सांप्रदायिक और धार्मिक संपत्ति विवादों  के  समाधान में  राज्य के  मध्यस्थता की भूमिका का
विश्लेषण कीजिए।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है  कि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था वाली बलात्कार की उत्तरजीवी महिलाओं के  लिए गर्भपात
हे तु न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है , और इस निर्णय में प्रजनन अधिकारों पर बल दिया गया है
चर्चा में क्यों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था वाली बलात्कार की उत्तरजीवी महिलाओं के  लिए गर्भपात हेतु न्यायालय की

अनुमति आवश्यक नहीं है, और इस निर्णय में प्रजनन अधिकारों पर बल दिया गया है।

स्थान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (प्रधान पीठ) और इंदौर (पीठ) में स्थित है।
तथ्य न्यायालय का निर्णय बलात्कार पीड़ितों के  लिए न्यायालय की अनुमति के  बिना गर्भपात के  लिए 24 सप्ताह की समय सीमा निर्दिष्ट करता है।
पद न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश हैं।

मे न्स प्रश्न भारत में  यौन उत्पीड़न के  पीड़ितों  के  प्रजनन अधिकारों  के  कानूनी और नै तिक आयामों  की चर्चा कीजिए। न्यायिक हस्तक्षेप व्यक्तिगत अधिकारों  और चिकित्सा
प्रोटोकॉल के  बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित करता है? विश्लेषण कीजिए।

HEALTH POLICY & PUBLIC HEALTH P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/102823

स्वास्थ्य मंत्री ने ऑपरेशन Soundarya में ₹9.64 लाख के  नकली कॉस्मेटिक्स जब्त करने की घोषणा की
चर्चा में क्यों ड्र ग्स कं ट्रोल विभाग ने पारा (mercury) के  खतरनाक स्तर वाले नकली सौंदर्य प्रसाधनों को जब्त करने के  लिए 'ऑपरेशन सौंदर्य' (Operation

Soundarya) संचालित किया, जो सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षा के  कड़े विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

तथ्य कॉस्मेटिक्स में पारे (mercury) की कानूनी सीमा 1 ppm है।
तथ्य ऑपरेशन Soundarya ने 'Faiza' और 'Goree' जैसे नकली फे स क्रीम उत्पादों को लक्षित किया था।
संस्था Drugs Control Department भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षा की निगरानी और विनियमन के  लिए प्राथमिक निकाय है।

मे न्स प्रश्न भारत में  सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों  की सुरक्षा की निगरानी में  आने वाली विनियामक चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए और नकली सौंदर्य प्रसाधनों  के  प्रसार को
रोकने के  लिए उचित उपायों  का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

अंतर्राष्ट्री य संबंध 2

INDIA'S BILATERAL RELATIONS P M 13 अगस्त · Al Jazeera · satyadheesh.in/news/103224

Strait of Hormuz में Iran और US के  बीच टकराव; जलडमरूमध्य खोलने के  लिए बातचीत
चर्चा में क्यों होरमुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और US के  बीच उत्पन्न गतिरोध, समुद्री सुरक्षा से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के  प्रभाव को

रेखांकित करता है।

स्थान हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से
जोड़ता है।

तथ्य ईरान ने अपनी मांगों के  हिस्से के  रूप में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की है।
स्थान ओमान और पाकिस्तान वर्तमान में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और शांति वार्ता की सुविधा प्रदान करने के  लिए मध्यस्थता प्रयासों में शामिल हैं।

मे न्स प्रश्न वै श्विक ऊर्जा सुरक्षा में  होर्मुज जलडमरूमध्य के  महत्व का विश्लेषण कीजिए और अंतर्राष्ट्री य व्यापार पर समुद्री नाकाबंदी के  निहितार्थों  की चर्चा कीजिए।

INDIA'S BILATERAL RELATIONS P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103117

तमिलनाडु का दावा: कर्नाटक ने जबरन दिया पानी, स्वेच्छा से नहीं
चर्चा में क्यों कावेरी नदी के  जल के  अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक विमोचन के  संबंध में तमिलनाडु  और कर्नाटक के  मध्य सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में कानूनी

विवाद चल रहा है।

स्थान बिलिगुंडलु, कावेरी नदी बेसिन में जल विमोचन के  लिए एक प्रमुख बिंदु है।
संस्था Cauvery Water Management Authority (CWMA) कर्नाटक और तमिलनाडु  के  बीच जल साझाकरण को नियंत्रित करने वाली संस्था है।
तथ्य यह विवाद 3,500 cusecs पानी के  विमोचन से संबंधित है।

मे न्स प्रश्न भारत में  अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण के  समक्ष आने वाली चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए न्यायसंगत
वितरण सुनिश्चित करने  हेतु उचित उपायों  का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

SATYADHEESH   ·  UPSC DAILY DETAILED NOTES (HINDI) · 2026-08-13 satyadheesh.in/upsc  ·  t.me/satyadheesh  ·  6 / 11



GS3 अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा
15 नो ट् स

अर्थव्यवस्था 9

CAPITAL MARKETS & SEBI P 2 रिपोर्टें जोड़ी गईं 13 अगस्त · Economic Times · satyadheesh.in/news/103012

SEBI कं पनियों को अनुमति दे ने की योजना बना रहा है
चर्चा में क्यों SEBI निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और जारीकर्ताओं के  लिए लागत कम करने हेतु SME प्लेटफॉर्म IPOs के  लिए कं पनियों की पात्रता का विस्तार करने का

प्रस्ताव कर रहा है।

संस्था SEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
तथ्य SME प्लेटफॉर्म IPOs के  लिए प्रस्तावित बाजार मूल्य सीमा: Rs 4,000 करोड़।
तथ्य SME प्लेटफॉर्म IPOs के  लिए वर्तमान बाजार मूल्य सीमा: Rs 5 billion।

विज्ञान अंडरराइटिंग (Underwriting): एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक वित्तीय संस्थान जारी किए गए प्रतिभूतियों (securities) की बिक्री की गारंटी देता है।

मे न्स प्रश्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  (SMEs) के  लिए आईपीओ (IPO) प्रक्रिया को सरल बनाना किस प्रकार भारतीय पूंजी बाजारों  को गहरा करने  और उद्यमिता को
बढ़ावा देने  में  योगदान दे  सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

MONETARY POLICY, RBI & BANKING P 13 अगस्त · Economic Times · satyadheesh.in/news/102898

जून 14, 2024 में बैंक क्रे डिट ग्रोथ बढ़कर 19.4% हुई
चर्चा में क्यों जून 2024 में बैंक ऋण वृद्धि 19.4% के  साथ बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो मजबूत ऋण मांग और महत्वपूर्ण FCNR-B प्रवाह को दर्शाती है।

तथ्य जून 2024 में बैंक क्रे डिट वृद्धि 19.4% तक पहुंच गई, जो हाल के  वर्षों की सबसे तीव्र गति है।
तथ्य 31 जुलाई तक, $41 बिलियन के  कु ल अंतर्वाह (inflows) में से FCNR-B (Foreign Currency Non-Resident Bank) जमा का हिस्सा $36.72

बिलियन रहा।
तथ्य जुलाई 2024 तक बकाया बैंक ऋण (Outstanding bank credit): Rs 220.8 लाख करोड़।
तथ्य जून में शुरू की गई FCNR-B योजना के  सितंबर 30, 2026 तक चलने की उम्मीद है।

मे न्स प्रश्न भारत में  बैंक ऋण की तीव्र वृद्धि और एफसीएनआर-बी (FCNR-B) प्रवाह में  होने  वाली वृद्धि के  भारत की मौद्रिक स्थिरता और एमएसएमई  (MSME)
विकास पर पड़ने  वाले  निहितार्थों  का विश्लेषण कीजिए।

INFRASTRUCTURE (ENERGY, PORTS, ROADS, RAILWAYS) P 2 रिपोर्टें जोड़ी गईं 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103417

बेंगलुरु में रे जिडें शियल पार्किंग पर लगे गा ₹25,000 तक का चार्ज
चर्चा में क्यों कर्नाटक सरकार ने शहरी भीड़भाड़ के  प्रबंधन हेतु आवासीय पार्किंग परमिट के  लिए श्रेणीबद्ध वार्षिक शुल्क लागू करते हुए 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग)

नियम, 2026' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

तथ्य प्रस्तावित वार्षिक पार्किंग शुल्क: ₹15,000 (hatchback), ₹20,000 (sedan), ₹25,000 (SUV)।
संस्था बेंगलुरु ट्रै फिक पुलिस: पार्किंग अनुपालन लागू करने और जुर्माना लगाने के  लिए जिम्मेदार प्राधिकरण।
स्थान ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी: प्रस्तावित पार्किंग नियमों की देखरेख करने वाली संस्था।

मे न्स प्रश्न बेंगलुरु जैसे  तेजी से  विस्तार कर रहे  भारतीय शहरों  में  शहरी गतिशीलता और बुनियादी ढांचा प्रबंधन की चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए। नीतिगत हस्तक्षेप
किस प्रकार निवासियों  की सुविधा और यातायात प्रबंधन के  बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।
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Larsen & Toubro को चेन्नई में Rs 10,000-15,000 करोड़ की AI फै सिलिटी का ऑर्डर मिला
चर्चा में क्यों Larsen & Toubro (L&T) ने Together AI के  लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी AI बुनियादी ढांचा सुविधा के  निर्माण हेतु ₹10,000-15,000 करोड़

का एक विशाल आदेश प्राप्त किया है।

तथ्य L&T ने ₹10,000 से ₹15,000 करोड़ के  बीच मूल्य का एक 'मेगा ऑर्डर' हासिल किया।
विज्ञान यह सुविधा बड़े पैमाने पर इन्फरेंस और ट्रे निंग वर्क लोड के  लिए NVIDIA B300 GPUs का उपयोग करेगी।
स्थान AI Factory की स्थापना चेन्नई स्थित Vyoma.AI डेटा सेंटर कैं पस में की जा रही है।
तथ्य चेन्नई डेटा सेंटर कैं पस की Phase 1 क्षमता 250 MW है।

मे न्स प्रश्न भारत में  बड़े  पैमाने  पर एआई (AI) बुनियादी ढांचे के  विकास के  महत्व और एक वै श्विक एआई-ने टिव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने  में  इसकी भूमिका का
विश्लेषण कीजिए।

INDUSTRY, INVESTMENT & MSMES P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103278

T-Hub ने deep tech के  लिए 12 महीने का Blueprint फे लोशिप लॉन्च किया
चर्चा में क्यों T-Hub ने डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के  लिए 'Blueprint' नामक एक 12-महीने का फे लोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जो उच्च-तकनीकी औद्योगिक
विकास की दिशा में भारत के  प्रयासों को रेखांकित करता है।

संस्था T-Hub: एक प्रमुख स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब।
तथ्य RDI Fund: डीप टेक स्टार्टअप्स की सहायता के  लिए स्थापित ₹1 लाख करोड़ का एक फं ड।
पद राजेश कु मार पाठक: भारत के  टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) के  सचिव।

विज्ञान Deep Tech: महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति या उच्च-तकनीकी इंजीनियरिंग पर आधारित तकनीकें ।

मे न्स प्रश्न भारत की आर्थिक वृद्धि में  डीप-टेक स्टार्टअप्स के  महत्व और नवाचार को बढ़ावा देने  में  इनक्यूबेटर-आधारित फे लोशिप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

MONETARY POLICY, RBI & BANKING P M 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/103013

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मल्ल्या के  9,000 करोड़ के  बैंक विवाद को खत्म करने पर जोर दिया
चर्चा में क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय मल्ल्या और किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े एक दशक पुराने 9,000 करोड़ रुपये के  बैंक विवाद को समाप्त करने का आग्रह किया है,

ताकि दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों का समाधान किया जा सके ।

संस्था Enforcement Directorate (ED): भारत में धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा के  विरुद्ध अपराधों की जांच के  लिए जिम्मेदार
प्राथमिक एजेंसी।

तथ्य भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender): भारत में उन व्यक्तियों के  लिए एक कानूनी स्थिति जो आर्थिक अपराधों के  लिए
अभियोजन से बचने के  लिए देश से भाग जाते हैं।

पद बॉम्बे हाई कोर्ट: भारत का एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र  राज्य और गोवा कें द्र शासित प्रदेश पर है।

मे न्स प्रश्न भगोड़े  आर्थिक अपराधियों  से  गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों  (NPA) की वसूली में  आने वाली चुनौतियों  और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर ऐसे  डिफॉल्ट के  प्रभावों  का
विश्लेषण कीजिए।

INDUSTRY, INVESTMENT & MSMES P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/102871

अडानी ने आंध्र प्रदेश में ₹16,000 करोड़ के  टाइटेनियम प्लांट का प्रस्ताव दिया
चर्चा में क्यों अडानी समूह ने आंध्र प्रदेश में समुद्र तट की रेत के  खनिजों के  प्रसंस्करण और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु ₹16,000 करोड़ के  टाइटेनियम संयंत्र का

प्रस्ताव दिया है।

तथ्य टाइटेनियम संयंत्र के  लिए प्रस्तावित निवेश ₹16,000 करोड़ है।
स्थान प्रस्तावित संयंत्र आंध्र प्रदेश के  श्रीकाकु लम जिले में स्थित है।
विज्ञान इल्मेनाइट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और स्पंज के  उत्पादन के  लिए एक प्राथमिक खनिज स्रोत है।
तथ्य यह परियोजना समुद्र तटीय रेत खनिजों (beach sand minerals) और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) के  मूल्य संवर्धन (value addition) पर

कें द्रित है।

मे न्स प्रश्न भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने  में  महत्वपूर्ण खनिजों  और दुर्लभ मृदा तत्वों  (रेयर अर्थ्स) के  लिए घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं के  विकास के  महत्व पर
चर्चा कीजिए।
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ILO: युवाओं की बेरोजगारी 12.4% पहुं ची, COVID-19 के  बाद NEET रेट बढ़कर 20% हुआ
चर्चा में क्यों ILO ने कोविड-19 के  पश्चात युवा श्रम बाजार की रिकवरी में ठहराव की सूचना दी है, जिसमें वैश्विक स्तर पर युवाओं की बेरोजगारी और NEET दरों में वृद्धि को

रेखांकित किया गया है।

संस्था ILO: International Labour Organization, एक UN एजेंसी जो अंतर्राष्ट्री य श्रम मानक निर्धारित करती है।
तथ्य वर्ष 2025 में वैश्विक युवा बेरोजगारी दर (15-24 आयु वर्ग) 12.4% तक पहुंच गई।
तथ्य NEET दर: यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं हैं।
तथ्य 2025 तक वैश्विक कु ल NEET जनसंख्या 257 मिलियन तक पहुंच गई है।

मे न्स प्रश्न महामारी के  पश्चात के  युग में  युवा बेरोजगारी और बढ़ती 'नॉट इन एजुके शन, एम्प्लॉयड या ट्रे  निंग' (NEET) जनसंख्या से  उत्पन्न चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए
तथा रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ाने  के  लिए उचित उपायों  का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

MONETARY POLICY, RBI & BANKING P 13 अगस्त · Economic Times · satyadheesh.in/news/102976

Bank of America खरीदे गा Jio Credit में 49.9% तक का हिस्सा
चर्चा में क्यों बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जियो क्रे डिट में 49.9% तक की हिस्सेदारी प्राप्त करने की तैयारी, भारत के  वित्तीय क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति का
संके त देती है।

तथ्य Jio Credit AUM: 30,667 करोड़ रुपये (30 जून, 2026 तक)।
तथ्य Jio Credit में Bank of America की संभावित हिस्सेदारी: 49.9% तक।
संस्था Jio Financial Services: एक डिजिटल-प्रथम Non-Banking Financial Company (NBFC)।
तथ्य MUFG (Japan) ने Shriram Finance में निवेश किया; Emirates NBD (Dubai) ने RBL Bank के  60% हिस्से का अधिग्रहण किया।

मे न्स प्रश्न 2047 तक 'विकसित भारत' के  लक्ष्य को प्राप्त करने  में  भारत के  वित्तीय क्षेत्र में  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के  महत्व का विश्लेषण कीजिए।

कृ षि 1

FOOD PROCESSING & SUPPLY CHAIN P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/102948

बिहार के  कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मंत्री राम कृ पाल यादव ने बुधवार (August 12) को घोषणा की
चर्चा में क्यों बिहार के  सहकारी विभाग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करनेके  उद्देश्य से 'समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार' पहल के  अंतर्गत इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) द्वारा

दो चीनी मिलों की स्थापना की घोषणा की है।

स्थान बिहार में सकरी और रायम नए चीनी मिलों के  लिए निर्धारित स्थान हैं।
तथ्य इस पहल में सब्जी संग्रहण कें द्रों का निर्माण और 2026-27 के  Rabi सीजन से फसल बीमा शामिल है।

विज्ञान CBG (Compressed Biogas) इकाइयाँ चीनी मिलों के  लिए एकीकृ त औद्योगिक योजना का हिस्सा हैं।

मे न्स प्रश्न बिहार में  चीनी मिलों  का बिजली संयंत्रों  और सीबीजी (CBG) इकाइयों  के  साथ एकीकरण 'आत्मनिर्भर कृ षि' के  दृष्टिकोण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण में
किस प्रकार योगदान दे  सकता है, चर्चा कीजिए।

प्रौ
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 1

DEFENCE TECHNOLOGY P M 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/103240

भारत के  Defence Ministry ने मांगा Rs 1 Lakh Crore का Aircraft Deal, घरेलू मेकर्स को प्राथमिकता
चर्चा में क्यों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के  लिए विमानों की व्यापक खरीद हेतु

सूचना के  अनुरोध (RFIs) जारी किए हैं।

तथ्य मल्टीरोल ट्रां सपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है।
तथ्य प्रशिक्षण विमानों की खरीद का मूल्य लगभग Rs 15,000 करोड़ है।
संस्था HAL (Hindustan Aeronautics Limited) भारत की एक प्रमुख राज्य के  स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण कं पनी है।
विज्ञान मल्टीरोल ट्रां सपोर्ट विमानों को विभिन्न भू-भागों में यात्रियों, कार्गो और उपकरणों को ले जाने के  लिए डिजाइन किया गया है।

मे न्स प्रश्न बड़े  पैमाने  पर रक्षा खरीद में  घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देने  से  भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और औद्योगिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है,
चर्चा कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2

SPECIES, PROTECTED AREAS & WETLANDS P 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103432

वर्ल्ड एलीफें ट डे  पर आंध्र प्रदेश डिप्टी CM ने इंसान और हाथियों के  सह-अस्तित्व की अपील की
चर्चा में क्यों विश्व हाथी दिवस के  अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन के  दौरान, आंध्र प्रदेश के  उपमुख्यमंत्री और कें द्रीय मंत्री ने मानव-हाथी संघर्ष से सह-अस्तित्व की ओर

परिवर्तन का आह्वान किया।

पर्यावरण कु मकी हाथी: जंगली हाथियों को पकड़ने और स्थानांतरित करने के  लिए प्रशिक्षित हाथी।
तथ्य आंध्र प्रदेश में जंगली हाथियों की जनसंख्या: 132-142।
स्थान विशाखापट्टनम: मानव-हाथी सह-अस्तित्व पर सम्मेलन का आयोजन स्थल।

मे न्स प्रश्न भारत में  मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों  पर चर्चा कीजिए और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने  में  'कुं की' हाथियों  और आवास बहाली की भूमिका का मूल्यांकन
कीजिए।

SPECIES, PROTECTED AREAS & WETLANDS P M 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/103230

असम के  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुनियादी ढाँ चे के  विकास को सुगम बनानेके  उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्री य उद्यान के  पारिस्थितिकी-
संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) को 10 किमी से घटाकर 1 किमी करने का प्रस्ताव दिया है
चर्चा में क्यों असम के  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुनियादी ढाँचे के  विकास को सुगम बनानेके  उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्री य उद्यान के  पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

(ESZ) को 10 किमी से घटाकर 1 किमी करने का प्रस्ताव दिया है।

स्थान काज़ीरंगा राष्ट्री य उद्यान असम राज्य में स्थित है।
पर्यावरण काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे (Great One-horned Rhinoceros) के  लिए एक प्राथमिक आवास है।

तथ्य Eco-Sensitive Zone (ESZ) के  प्रस्तावित विस्तार को 10 km से घटाकर 1 km करने का प्रस्ताव है।
संस्था UNESCO World Heritage Site का दर्जा United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization द्वारा प्रदान किया

जाता है।

मे न्स प्रश्न भारत के  संरक्षित क्षेत्रों  में  बुनियादी ढाँ चे के  विकास और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों  के  संरक्षण के  बीच संतुलन स्थापित करने  में  आने वाली
चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए।
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आंतरिक सुरक्षा 2

TERRORISM & INSURGENCY (J&K, NORTH-EAST) P M 13 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103214

UN रिपोर्ट ने लाल किले विस्फोट के  लिए AQIS को जिम्मेदार ठहराया
चर्चा में क्यों संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने लाल किले में हुए घातक विस्फोट का उत्तरदायित्व अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को दिया है, जो

क्षेत्रीय आतंकवाद की बदलती रणनीतियों को रेखांकित करती है।

स्थान लाल किला: पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला और एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल।
तथ्य AQIS: Al-Qaeda in the Indian Subcontinent , Al-Qaeda की एक क्षेत्रीय संबद्ध इकाई।
संस्था UN Security Council: अंतर्राष्ट्री य शांति और सुरक्षा बनाए रखने के  लिए जिम्मेदार UN का प्राथमिक अंग।

मे न्स प्रश्न AQIS जैसे  क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों  की विकसित होती कार्यप्रणालियों  और दक्षिण एशिया में  आंतरिक सुरक्षा एवं  क्षेत्रीय स्थिरता के  समक्ष उनके  द्वारा उत्पन्न
चुनौतियों  का विश्लेषण कीजिए।

BORDER MANAGEMENT P 13 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/102635

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बलों के  परिवारों के  लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई
चर्चा में क्यों जम्मू और कश्मीर सरकार ने आतंकवाद की गतिविधियों और LoC गोलाबारी से प्रभावित सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों के  परिवारों के  लिए वित्तीय मुआवजे में

संशोधन और वृद्धि की है।

तथ्य कार्रवाई के  दौरान मारे गए रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के  लिए मुआवजा: Rs 25 लाख।
तथ्य पुलिस कर्मियों के  परिवारों के  लिए मुआवजा: Rs 12 लाख।
तथ्य आतंकवाद या LoC गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों के  लिए मुआवजा: Rs 1 लाख।
तथ्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के  दौरान संपत्ति के  नुकसान के  लिए अधिकतम राहत: Rs 10 लाख।

मे न्स प्रश्न संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों  में  आंतरिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने  और सुरक्षा बलों  के  कल्याण को सुनिश्चित करने  में  राज्य-नेतृत्व वाली क्षतिपूर्ति योजनाओं के  महत्व पर
चर्चा कीजिए।

टेलीग्राम वेबसाइट
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नोट्स सत्याधीश के  समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।
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